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[ PART 1 


सं ० प्रो ० वि ०/ अम्बाला/187-84 / 19984.- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० के ० के ० एण्ड कम्पनी, 212, 
इन्डस्ट्रीयल ऐरिया, पंचकूला, भम्बाला , के श्रमिक श्री सुभाष यादव तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले 
में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वाचनीय समझते हैं ; 

इसलिये, मय, प्रौधोगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( य ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
मा प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3( 44 )-84-3 - श्रम,दिनांक 18 अप्रैल , 1984 द्वारा 
, उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे संबन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय 
के लिए निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुंसगत अथवा संबन्धित 
मामला है : -- 


क्या श्री सुभाष यादव की सेवामों का समाधान न्यायोचित तथा ठीक है यदि नहीं, तो वह किस राहत का इकदार है ? 
सं ० मो ० वि ० /यमना/ 109-84/ 19990. -चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० ( 

( 1 ) परिवहन आयुक्त , 
हरियाणा, ( 2) हरियाणा राज्य परिवहन , यमनानगर के श्रमिक श्री धनपत राय तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें 
इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3( 44 ) 84-3 - श्रम , दिनांक 18 अप्रैल , 1984 
धारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवाद ग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत 
अथवा संबंधित मामला है । 


क्या श्री धनपत राय की सेवाओं का समाधान न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


दिनांक 23 अप्रैल , 1985 


सं ० प्रो ० वि ०/ पानीपत / 43-85/ 17918.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि दो करनाल डिस्ट्रिक्ट 
कोमापरेटिव मिल्क प्रोडयूसर यूनियन लि , करनाल , के अमिक श्री महावीर सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद 
लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वाछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा (1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3 ( 44 ) 84-3 श्रम, दिनांक 18 अप्रैल , 1984 द्वारा 
उक्त अधिनियम की धारा 7 के मधीन गस्ति श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे संबंधित . नीचे लिखा मामला न्याय 
निणय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत. प्रयवा 
संबंधित मामला है : 


. 


क्या श्री महावीर सिंह की सेवाओं का समाधान न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 
सं.प्रो. वि ./फरीदाबाद/ 21-85 /17924.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै ० स्काईटोन इलैक्ट्रीकल ( इंडिया ) , 
43, इन्डस्ट्रीयल एरिया , एन . आई.टी. , फरीदाबाद, के श्रमिक श्री , याद राम तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिचित 
मामले में कोई प्रायोगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, मोद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपान इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3 -श्रम/ 68 /15254 , दिना 20 जून, 1981, 
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मगमोम विमाना.पं. 10498- जो -चम -88 4/57/11345, दिनांक परवरी, 1958, वारा उक्त अधिनियम की धारा 
के अधीन पति अम न्यायालय,फरीदाबाद, को विवादास्त या उससे मुसंगत या उससे सम्बन्धित तीचेसिधा मामला न्यायनिर्णय के लिए 
दिया करते हैं, जो कि प्रबंधकों तपा श्रमिक के नीच वा तो विवादग्रस्त समला है या विवाद से सुसंगत अपना 
अधिनमामला 


पवा को याद राम की सेवाओं का समापनः न्यायोचित. तंबा. ठोंक है ? यदि. नहीं , तो वह किस राहत का 


सं. मो. वि ./ पानीपत ] 22-85 / 17931! ~-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. दो भलौर कोभापरेटिव सोसाईटी 
लि ., मलौर तहसील पानीपत जिला करनाल, के अंमिक श्री ओम प्रकाश तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके वाद लिखित 
मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


-- 


पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये , मन , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3( 44 ) -84-3- श्रम , दिनांक 18 अप्रैल , 
1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय . अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से 
सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :--- 


क्या श्री मोम प्रकाश की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं. मो.नि./फरीदाबाद/57-85 / 17937 .-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं. ठेकेदार हरि चौधरी मार्फत में . 
फिजा डिक्स प्रा . लि . मयुरा रोड, फरीदाबाद , ( 2) मै ० पिज डिक्स प्रा . लि . मधुरा रोड , फरीदाबाद, के अमिक श्री भरत प्रसाद 
तथा उसके प्रदायकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई ग्रोयोगिक विवाद है ;. 

पार कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को म्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट घरमा बानीय समझते हैं । 

इस लिए , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
भक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 5415-3 -श्रम-68/ 15254, दिनांक 20 जून , 1853, 
के साथ पड़ते हुए अधिसूचना सं. 11495- जी - बम- 88 - श्रम/ 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, बारा उक्त प्रधिनियम की धारा 7 
के प्रवीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादप्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे ।लिखा मामला न्यायनिर्णय के 
लिए निर्दिष्ट करते है, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत भयवा सम्बन्धित 
मामलाई 

क्या श्री भरत प्रसाद की सेवामों का समापन न्यायोचित सपा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


- 


दिनांक 24 अप्रैल , 1985 
सं. पो.वि./हिसार /17-85/ 18185.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० दी डबवाली प्राईमरी लेन्ड 
रिवैल्पमैन्ट बैंक लि ., डबवाली, के अमिक श्री सुखदेव राज तया उसके प्रयक्षकों के मीच इसमें इसके बाद लिधित मामले में कोई 
मायोगिक विवाद है । 

पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निविष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, भव प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( i ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुपे , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम/ 70/32573, दिनांक 6 
नवम्बर , 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं . 3864-ए- एस . भो . ( ई) श्रम -70/ 1348, दिनांक 8 मई, 1970 
बारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा 
मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते है, जो कि उक्स प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामसा है, या उक्त विवाद 
से सुसंगत 

या संबंधित मामला है : 
क्या श्री सुखदेय राज की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


